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 and  गआ  News,  The  aaaae
 Time  (Bombay  edition)  and  the  Hindu
 (Madras  edition).  These  aspects  have
 to  be  looked  into  immediately  in
 depth  and  in  right.earnest  and  justice
 must  be  rendered  to  the  canteen  crews
 and  seamen.

 ।  a  the  above  suggestions  are  im-
 plemented,  not  only  will  the  Govern-
 ment  stand  to  gain  crores  of  rupees,
 but  it  will  also  cut  short  the  accumula-
 tion  of  wealth  by  a  few  vested  interests
 indulging  in  anti-national  and  Anti-
 labour  activities,  All  the  seamen  and
 camteen  crews  of  the  Indian  ships  will
 thank  the  Government  wholeheartedly.
 Wili-the  Government  of  India  wake  up
 and.render  the  much-needed  justice
 to  the  seamen  is  the  question  which  is
 being  asked  by  all  the  interested
 people  at  Madras.

 14.  55  hrs.

 ECONOMIC.  OFFENCES  (INAPPLI-
 CABILITY  OF  LIMITATION)  AMEND-

 MENT  BILL—Contd,

 MR,  DEPUTY-SPEAKER:  We  will
 now  take  up  further  consideration  of

 the  Economic  Offenees  (Inapplicability
 of  Limitation)  Amendment  84  Mr,
 Rasheed  Masood  may  now  speak.

 थी.  रशीद  मसू  (सहारनपुर)
 मोहतरम.  डिप्टी.  स्पीकर  साहब,  जो
 बिल  इकनॉमिक  श्रफेसेस  के  मुताबिक  पेशे
 fa,  गेया  हैं,  इसकी  ब  इन्तहा  जरूरते

 हैं  किं  इं  मूलक  में  जो  इकनॉमिक  अफ़सोस

 होतें  हैं,  उनकों  कम  किंया  जाए  ।

 ar  तक  जीतने  भी  मामलात  होते

 हैं,  उन  में  छोटे  और  गरीब  लोग  तो

 पकड़े  जोते  हैऔर  उनको  संजा  भी  दी
 जाती  है,  लेकिन  जो  सोसाइटी  को  सब  से
 ज्यादा  .  नुकशान  पहुंचाने  वालें  लोग

 हैं,
 जिन्हें  ब्राइट  कालर  क्रिमिनल  कहा
 जातों  है,  उनकों  कोई  सजा  नहीं  मिलती

 हैं।  उनको  सजा  देनें  के  लिए  जैसा  कि

 Amdt.  Bill:

 बिल  के  ब्राब्जेक्ट  में  लिखा  गया  है  इसके

 जरिए  एक  तरीका  निकाला  है  और  म॑

 समझता  हुं  कि  यह  बहुत  अच्छा  है  और

 ऐसे.  इंतजामात  करने.  चाहिएं  .  जिससे

 ऐसे  श्रफॉसेस  न.  हों  जिन  से  सोसाइटी
 की  तबाही  हो  रही  है,

 14.57  hrs,
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 इस  सब  के  sage  क्रिमिनल  अ्रफ्सेस

 की  डेफीनेंशन  अभी  तक  एसी  नहीं  हैं
 जिस .से  यह  yar  चल  सके.  कि  जो  लोंग

 ब्लैक  मनी.  को  बढ़ावा  .देते  हैं,  वे  उस  में

 at  सकते  हैं।  इंडस्ट्री  डेवलपमेंट.

 रेगूलेशन  एक्ट  में  जिन  चीजों को  .  क्रिमिनल

 ana  कहा  गया  हैं,  जे  जरगर  बिना

 रजिस्ट्रेशन  के  इंडस्ट्री  चलाई  जा  .रही  है,

 यह  कोई  ज्यादा  महत्वपूर्ण चीज  नहीं  है  ।.

 डेफीनेंशन  को  और  बढ़ाया.  जाना  चाहिए
 जो  लोग  गलत  तरीकों  से  पैता  .बना

 रहे  हैं  और  शासन  को  नुकशान  .पंहुचा

 रहे  हैं।  जो  लोग  टैक्सों  की  चोरी  कर

 रहे  हैं,  इन  सब  को  इस  लिस्ट  में  लिया

 जाना  चाहिए।  हमारा  .रोज  का  तजुरबा
 &  कि  लोग  इंडस्ट्री के  लिए  लोन  लेते
 हैं  झर  रुपया  कहीं  कौर  खर्च  कर  देते

 हैं।  गवर्नमेंट  का  पैसा  खा  जाते  हैं  ।

 इन  सेब  को  रोकने  के  लिए  कुछ  न  कुछ
 कदम  उठाए  जानें  चाहिएं।  जब  तक.  इन
 बातों  को  नहीं  रोका.  जाएगा  तब  तक.
 गवर्नमेंट  के  पैसे  का  सहीं  यूटीलाइजेशन
 नहीं  हो  सकेंग े।

 इन  सब  बातों  को  चेक  करने  के

 लिए  मशीनरी  होनी  चाहिए,  जो  प्रभी
 तक  नहीं  हैं।  बड़ो-बड़ी  इंडस्ट्रीज  की  बात

 छोड़  दीजिए,  लेकिन  हम  जो  रोज  देखते

 हैं  जो  10-20-50  .  लाख  की  इंडस्ट्रीज
 कस्बों  या  छोटे  शहरों  में  हैं  और  गवर्नमेंट
 से  लोन  लिया  गया  है,  लेकिन  सारा.
 पैसा  खा  जाते  हैं.  श्र  रिकवरी  के
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 [थी  रशीद  मसुद]

 Higa  भाति  रहते  हूँ  ।  ये.  सोसाइटी के
 gear,  व्हाइट  कालर  .  क्रिमिनल,  कहलाते

 fica  लोंगों  .  को...  सोसाइटी:  में

 इज्जत  दी  जाती  है,  लेकिन  ये  .  ही

 सोसाइटी  को  सब  से.  ज्यादा  नुकसान

 पहुंचाते  हैं  ।

 तुक  ओर  दि  कोई  चोर  10,  20

 था  50  रूपये  की  चोरी  करता  हैं,  उसको

 पकड़ा  जाता  है  और  सजा  दी  जातीं  है,
 faa  जो  करोड़ों  दिया  ब्लैक  में  कमा

 रहे  हैं,  सोसाइटी  के  गरीब  लोगों  का

 खून  चूस  रहे  हैं,  उनको  सजा  देंने  के

 लिए  amt  पाश  कोई  जरिया.  नहीं  ह ै।

 art  इस  में  बताया  कि  ऐसे  केसेज

 में  बहुत  समय  लग  जाता  हैं.  शौर  445

 खत्म  हो  जाता  हैं,  प्रासीक्यूटर  नहीं  कर

 पाति  हैं,  इसके  लिए  ara  नें  यह  बिल  पेश
 किया  है।  इसकी  सफलता  के  लिए  कुछ

 खाय  ई  किस्म  के  लोगों  को  इसमें

 इस्वी  करना  पढ़ेगी।  जिन  लोगों  के

 faq  ag  बिल  पेश.  किया  गया  है,  वे

 लोग  फरावानी  से  कब्जे  में  आने  वाले

 नहीं  हैं।  हर  कदम  पर.  वें.  रुकावट
 site  जो  भारीपन  डिटेक्ट  करेंगे.  ,  .।

 15.00  his.

 वह  ज्यादा  काबिल  नही ं&  उनको  पैसे

 दिए  जाते  हैं।  उस  के  बाद.  जो  इन-
 बेस्टीगेशन  करेंगे  वह  भी  गलती  करेंगे।
 at  सब  से  बड़ी  परेशानी  यह  है  कि

 अगर  प्रॉपनें  किसी  .को  प्रो सी क्यूट कर  भी
 दिया  .  तो.  फैसला  होते  होते  डिले.  करा

 लेते हूँ  सालों  लंग,  जाते  हैं।  तो  जल्दी

 से  जल्दी  इन  लोगों  को  संजा  दी  जा
 सके  इसका  इंतजाम.  ama  .  करना

 चाहिये  |  प्रभी,  जो.  यह  कमी.  है  इसको

 हुर.  करना.  चाहिए  ताकि  व्हाइट  काले
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 fatter  को  पकड़  कर  सजा  दे.

 सके।  जहां  सोसाइटी  को  चोरों  भर

 stat  से  खतरा  है  उससे.  ज्यादा.  बढ़ा

 खतरा  इन  व्हाइट काले  लोगों से  हैं  ।
 इसलिए  जल्दी  से  जल्दी  उनके  मामले

 निपटाने  के  लिए,  चाहे  स्पेशल  कोर्स  का
 प्रोविजन  करें  या  जो.  भी  करें,  आपकी,

 इंतजाम  करना  चाहिए।  दूसरे  मह  कि

 खास  ट्रेन्ड  किस्म  के  लोगों  को  श्राप

 wat  करें  ज़ो.  डिटेक्ट  करने  से

 लेकर  इन्वेस्टीगेशन कौर  प्रॉसिक्यूशन  तंक
 इस  काम  को.  करतें  की  खास  मैचिंग

 रखते  हों।  कानून  बनते  रहे  हैं  औ  पहले

 भी  बहुत  से  कानून हैं,  लेकिन उन  पर
 अमल  कौन  करेगा ?  इसके  लिए  मोरी

 ऐजुकेशन  उन  सरकारी  कर्मचारियों  को

 देनी  चाहिए  जो  इस  तरह  के  इकोनामिक
 amaa  को  देखने।  उनको  स्पेशल

 ट्रेनिंग दी  जाय,  नहीं  तो  कोई  फायदा

 नहीं  होगी,  जिलों  भी  जराये  हैं  इन  सब

 को  प्रापने  कल् सेन ट्रेट कर  दिया  है,  कुछ
 परसेंटेज  होंगा  तंभी  मदद  मिलेगी.  ।  नतीजा

 यह  है  कि.  जिनके  पास  करोड़ों  रू०

 हैं  उनको  तो  मदद  मिल  जाती  है,  लेकिन
 faa कें  पास  पीसा  नहीं  है,  में  आ्रापकी
 मदद  चाहूं  और  झगर  मेरे  पास  पैसा

 नहीं  है  25  Wee  जसा.  भाष  कहतें

 हैं,  तो  मै  इंडस्ट्री  नहीं  लगा  सकता

 हुं।  कौर  अक्सर  देखा  जाता  है  कि  जो

 सफेद  पैसा  पैदा  करते  हैं  बह  श्राप  से

 लोन.  नहीं  ले  सकते  क्योंकि  उसके  पास
 50  हजार  नहीं  &  ।  और  जो  लोन

 लेते  हैं  करोड़ों  रु०.  का.  वह  ज्यादातर,
 ब्लेक  मनी  काले  होले.  हैं  ।  चूंकि.  वह

 माहिर  होते  हैं  कानून  को  तोड़ने  में
 और

 आपके  कर्मचारियों  को  खरींदने  में  लिहाजा
 वहू  लोग  बच  जाते  हैं  और  जो  सोसाइटी
 में कम  पैसे  बाला  और  ईमानदार  आदमी

 है  वहू  महरुम  रह  जाता  है।  बह  पैसा
 हासिल  नहीं कर  सकता  ।  मेरे  ही  रिश्ते-

 दारों  ने  चाहा  कि  स्ट्रा  बोर्ड  की:  इंडस्ट्री
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 लगों  लें  मेर  जब  ऐस्टिमेट  किया  तो
 27  लार  रु०  का  एस्टीमेट  आया

 जिस  के  लिए.  साढ़े.  8  लाख,  उसे  जमा,

 करना  था  ।  वह  उतना  नहीं  कर  सका  |

 यह  यहां  -  घूमता  रहा.  किं 21  लाख

 रू०  सरकार  दे.  सके,  लेकिन  नहीं;  मिला  ।

 चूंकि, वह.  साढ़े- 6: लौख, ०  लाख,  रू०  नहीं  लप:

 सका  कौर  4  महीनें  में  रजिस्ट्रेशन  वे

 बाद  सारी  फोरमलिंटीज पुरी  कर  लेने
 चाहियें) जो  कि  व्ह  नहीं  कर  सकी वह
 समय  निकलਂ  गया  और  इन:  तमाम,

 फोरमेलिटीज  को.  पुरा  करनें.  में  जो

 10,000  रू०  लगता  है  बह  समय  भी
 समाप्तਂ हो  गया  ।  इंस  लिए  सोसाइटी

 में  बहू.  लोग  ज्यादा  पैसाਂ  हासिल  नः  कर
 सकें  जिनके  पास  पैसा  है  इसकी  भी

 व्यवस्था  की  जाए  ताकि  यह  इकोनामिक
 ama  न  हों  ।  इस  बात  की  सख्त

 जरूरत  है।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इसको  सपोर्ट

 करता  हुं।
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 निकल  भागते  हैं।  में
 इस  बिल को  सपोर्ट  करता  हूं,  लेकिन  इसका

 मतलब  यह  नहीं  है  कि  जितने  कानून  इस
 समय  इसकी  जद  में  आते  हैं,  उनके

 सम्बन्ध  में  गवर्नमेंट  का  जो  पूरा  परफार्मेस

 हूं।

 ara  स्थिति  मह  हैं  कि  कानून  के  जो
 निगहबान  हें,  मगर  उन्होंने  हीं  कानूने



 तोड़ने  वालों  के  साथ  दोस्ती  कर  ली.  हो,
 तो  अपराधियों.  को...  पकड़ना.  कितना

 मुश्किल,  हो  जाएगा,  यह  आसानी  से

 झंदाजा  लगाया  जा  सकता  हैं  ।  मौजूदा
 एक्ट  के  झन्तगंतਂ  20  कानून  आते  हैं  ।

 war  ctr  एक्ट,  कंपनीज  .  (प्रा फिट्स)
 mera  एक्ट,  वैल्थ  टैक्स  एक्ट,  गि फूट

 टैक्स  एक्ट,  फारेन  एक्सचेंज  रेगूलेशन  एक्ट,

 इम्पोर्ट  एंड  एक्सपो  कंट्रोल  एक्ट  वगैरह

 we  ।  इस  समय  सरकार  को.  जो

 अधिकार  हासिल  है,  उसके  मुताबिक  इन

 कानूनों  का  उल्लंघन  करने  वाले  कितने
 श्रमिक  अपराधियों  कों  पकड़ा  गया  है,
 भर.  मंत्री  महोदय  इसका  एक  जायजा

 पेश,  करते,  तो  उस  से  हम  लोगों  को

 सहूलियत  होती  ।  लेकिन  हम  लोगों  को

 तजुर्बा  हैं.  कि  बड़े-बड़े  एकाधिकार  वाले

 पूंजीपति,  कम्पनियों  के  मालिक  और

 उद्योगपति.  कानून  का.  खुल  .  उल्लंघन

 कर  रहे  हैं,  लेकिन  सरकार  उनके  खिलाफ

 कोई  कार्यवाही  नहीं  करती  ।  में  अपने

 अंकों  को  ज्यादा  कान्क्रीटाइज  करने  के

 लिए  एक  दो.  उदाहरण  श्रापके  सामने
 पेश  करना  चाहूंगा |

 एक  हिन्दुस्तान  लीवर  कंपनी  है,
 जिस  पर:  क्रिटिश  मल्टीनेशनल  यूनिलीवर
 का  कंडोल:  है  ॥  श्राप  जानते  हैं  कि  सरकार
 ने  ऐसी  कंपनियों के  :  बारे  में  कानून  वना
 रखा  है।  किं  40  परसेंट,  शेयर  उनके  रहेंगे
 शर  नाकी।  शाये जे  हमारे  देश  के  होने
 चाहिए  ।:  इस  कंपनी!  कीं  1.0 980.0  की
 बैलेंस  शीट  सें:  पता  चलता:  है  कि  उसकी

 इानहडाल्ड  कैपेसिटी  78931.0  टन  साबुन
 पैदा:  करनें  की  हैं  और  लाइसेंस  कैपेसिटी,
 सरकारी  छूट  सहित;  87,335  टन  है।
 लेकिन  भ्रापको सुन कर युन  कर.  ताज्जुब  'होगा कि
 1980  में  उसका  प्रोडक्शन  ।,  63,724

 ठन  था  ।  यह  वात  कसें हुई  कि!  गवन मेंट
 ने:  उसको:  जो!  इनस्टालड  कैपेसिटी/  फॉर

 लाइसेंस्ड कैपेसिटी  दे  सखी  है,  उस  से

 हीरों  का  बनाया.  हआ  सामान  अपना
 बता  कर  बाजार  में  भेज  दिया  था।

 21  अगस्त,  1974  को  लोक  संभा

 में  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  सरकार  नें  इस
 कात  को  माना:  कि  हिन्दुस्तान  लीवर  को

 ages.  कैपेसिटी  91,000  टन  साबुन
 पैदा  करनें  की  हैं,  लेकिन  उसने  1972
 में  पैदा  किया  1,17,308  टन |  पेट्रोलियम
 एंड  कमिवाल्सਂ  मिनिस्टर  को  भी  इसकी
 पपोटे दी,  गई  है।  पता  नहीं,  इस  बारे
 में  श्री.  तक  कपा  कार्यवाही  की  गई

 हैं।  लेकिन  इस  से  भी  सनसनीखेज  बात

 यह  है.  कि  पार्लियामेंट में  ही  2  सितम्बर,
 1981  को  -  एक.  जबाव  में  बलाया.  सख्या

 कि  उसकी.  उत्पादन  क्षमता  का  कोई
 रिको  निर्धारित  नहीं  किया.  गया  है।
 इनको  सर्टिफिकेट  आफ  रजिस्ट्रेशन  दिया

 गया,  उस...  में  बाया  गया  कि

 इन्होंगे  क्षमता.  का  कोई  जिक्र.  नहीं  किया

 है।  रजिस्ट्रेशन  में  भी  कोई  जिक्र  नहीं
 हैं।  अरब  यह  देखा  जाय  कि  पार्लियामेंट
 कें  अन्दर  सरकार ही  को  तारीखों  में  को.
 तरह  का  जबाव  देती  है  एक  बार  वह

 कहती  है  कि  इनकी  क्षमता  है,  दूसरी  बार

 कहतीं  है  कि  इनकी  क्षमता  का  कोई
 रिकार्ड  ही  नहीं  है,  वह  जो.  सटिर्फिकेट

 रजिस्ट्रेशन  का  इनको  मिला  है  उस.  में

 इस  का,  कोई  जिक्र  नहीं  है,  इस  की:

 छानबीन  हो  रहीं  है।  इसी  से  भ्रन्दाजा

 लगाया  जा  सकता  हैਂ  कि  सरकार  कों:

 काम  करने  क  ढ़ंग  क्या  है.  और  कैसे
 यह  alias  अपराधों  को  .  पकड़  सकती

 हैं,  जब  क्षमता.  का  कोई  रिको  नहीं  है,
 जब  एक्सटेंशन होता  हैं  तों  उस  का  कोई

 रेकार्ड  इनको  नहीं.  दिया  जात हैं;  इनको

 जानकारी/ होती!  है  इस  तरह  की.  सारी
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 बातें  होती  भार  इंस  तरह  सें  ब्लैक

 मनी  बनाने  का,  ज्यादा  से  ज्यादा  प्राफिट

 कमाने  को;  ज्यादा  सें  ज्यादा  भामदनी

 करनें  का,  देश  को,  धोख़ा.  देंने, का,  मजदूरों

 को  घोखा  देनें:  का  और  देश  की  दोलत

 को  लूड़ने  का  काम  येमल्टी  नेशनल

 कंपनियां,  झोर.  साथ,  साध  देश: के,  सोतों-

 पीटा  कैपिटलिंस्ट लगातार  कर  रहे  हैं
 जो  सरकार कीं  नौलेंज में  हैं  लेकिन
 सरकार  उस  पर  कोई  कार्यवाही  नहीं

 करती है  ।

 यही,  स्थिति:  लिपटने:  इंडिया:  लिमिटेड

 are  कीਂ  हैं:  ।  इनकी  जो  ऐन्यूअ्ल
 रिपोर्टे  श्राफ  एकाउंट्स हैं.  उस  के:  मुताबिक:

 इनका  कहना  है  कि.  पांच  सो  लाख  रूपये
 का  इनका  एथोराइज्ड  कैपिटल  हैं  जिस

 कीं  कि  पचास.  लाख़  ध्फ् डि  के  रूप,  में
 बिक्री  होगी  ौर  दस  रुपये  का  एक-एक
 शेयर  होगा।  रिपोर्ट  में  इस  बात  का

 fam  किया  गया. है 2  कि  37.5  लाख

 wae  बिक्री  हुए  हैं.  जो.  फूली.  पेड  श्री
 हैं  डीटेल्स  में  वह  कहते  हैं,  जो.  सच्चाई
 है,  बह  यह  है  कि  25  लाख  27  हजार
 100  शेयर  एलाट  किया.  गया जों  फूली

 पेड  अप  कहा  जाती है  लेकिन  कैश  पेमेंट

 नहीं  हुमा  है।  14  लाख  99  हजार
 999  शेयर  जो  हैं.  कह  यति  लिवर
 लिमिटेड  कम्पनी  जो  यू०  कें०  की  हैं
 उस  के  हैं  और  बाकी  12  लाख 22
 हजार  900  शेयरों  का  कोई  हिसाब  नहीं

 है।  यह  भीं  भ्रन्दोजा  लगाया  जा  सकता

 है  कौर  यह  बाले  भी.  सही  है  कि  ये  भी

 जो  Yo  कें०  की.  मल्टी  नेशनल  कम्पनी
 है  उस  के  कब्जे  में  हैं  जब  कि  40  पूरा

 होना  चाहिए  उन  के  हाथ  में  जो  विदेशी
 हैं।  लेकिन  अगर  दोनों  को  जोड़  दिया
 जाय॑  तो  27  लाख  22  हजार  899

 शेयर  उन  के  हाथा  में  आरा  जाते  हैं  जो
 72.6  परसेंट आता  है।  इस  तरह से
 40  पर्सेंट  का  जो  कानून  है  उस  का

 ठषण  ear0e.  AGRAMAYANA  4,  1903  (SAKA)  (फक्कर
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 किस तरह से  4. छपाए ह र उल्लंघन किया” जा
 रहा  है?  यहीं  नहीं  इस  सिलसिले: में.  मैं
 यह  कहना:  चाहूंगा.  कि  पह  -जे।  ..  लंदन;

 कम् प्र वी.. है  इस  को  एक  तरहसेयही से.  यही:  -

 यूनिलीवर  कम्पनी  इस,  रूप-  में:  डायरेक् डली
 नहीं...  तो।  इन् डायरेक्ट ली  मैनेज  कर  रही:

 हैं
 ।,

 मेरा  कहता  यह  है  कि  कानून  जो

 बनाते हैं  उद्देश्य  उसका  सही  हैं,  पार्लियामेंट

 उस.  को  अत्रूव  करती  है,  लेकिन  जब

 ऐक्शन  में  जाते  &  तो  जाहिर  बात  हैं  कि
 श्राप  उन  से  मिले  ए  हैऔर  आप  उनको

 पकड़.  नहीं.  पाते  हैं।

 मैं  इस  सिलसिलेਂ  में  दो  और  चीजों
 का  उल्लेख  कर  के  बैठ  जाउंगा  ८  वहं
 बंगाल  की  दो.  कम्पनियों  के.  बारे  में  है।
 एक  है.  बंगाल  पाठ रीज  लिमिटेड:  कलकता:

 और  दूसरों  नेशनल  रबर  मन्पूफक्चरस
 लिमिटेड  कील कटा  हैं  |  इन  कम्पनियों

 कीं:  हालत:  बहुत  खराब  थी  ।  व्हां  का
 जॉ.  मैनेजमेंट  था.  सरकार  ने  उस  की

 बुरी.  अवस्था  को,  देखकर  उस  के.  मैनेजमेंट

 के,  टैक  ओवर  कर  लिया  ।  लेकिन  इसके
 बाद  -  भी,  प्रडक्शन  उन्होंनें.  50  परसेंट

 घटा  दिया  कौर  रेट  बढ़ा  दिया  60  परसेंट ॥
 पांच  हजार  मजदूर  वहां  काम  करते

 हैं,  अच्छा  सामान  पैदा  होता  है,  Bra

 एक्सचेंज।  उस  से  श्रोता  था।  आज  सारे

 देश  को  उस  से  नुकसान  हो  रहा  है  ।

 यही  स्थिति  नेशनल  रबर  निस् यू फै-
 wat  लिमिटेड  कोंकणा  की.  है.  ।

 32  सौ.  मजदूर  -  वहां  काम  करतें  हैं।

 यहां  जब,  इंडस्ट्री  सिक  होतें  की

 अवस्था  सें  आई  तो  सरकार  ने  मैनेजमेंट
 के.  टेक  रावत  किया  |  लेकिन  वहां  भी

 मैनेजमेंट  गड़बड़  कर  रहा  है,  प्रोडक्शन

 नहीं.  बढ़ा.  रहा.  है.  Wag  को.  पुरा
 काम  नहीं  दे  रहा  है  और  स्थिति  बड़ी
 खराब  है।.  हमारी,  मांग.  है  कि  इन
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 दोनों  सम्पत्तियों  के;  सरकार  को  नेशन-

 ara  करना  चाहिए  जिस  &  देश  हित
 में  फारेन  एक्सचेंज  आए  और  जॉ  लगभग

 10  हजार  मजदूर  परेशान  हैं  .  उनकी
 परेशानी  दूर  हो  वह  काम  करना

 चाहते. हैं.  अच्छा  सामान  'पैदा  .  करना

 चाहते  हैं  जिस  से  देश  .को..  फायदा हो

 सकता  ,है।  लेकन  चूंकि  मैनेजर  में  वहां

 पर.  गड़बड़  हैं  इस.  वजह  से  ये  सारी  बातें  ..

 हो  रही  हैं।  जब  तक  सरकार  उन  को

 नेशनलाइज  नहीं  .  करती है  तब  तक  ये

 गड़बड़ियां रहेंगी  ।  इन्हीं  शब्दों के  साथ  .

 जो  बिल  भाया  है  उस  का  उद्देश्य  चूंकि
 अच्छा  .  है.  इसलिए  मैं  उस.  को

 सेटी करता  हूं।

 SHRI  -.  ८.  ROY  (Dhanbad).  Mr.
 Chairman,  this  Government has  earn-
 ed  the  reputation  of  bringing  bad  laws
 and  doing  bad  things.  (Interruptions)
 We  are  used  to  that.  We  had  NSA
 and.  884.  But  we  are  horrified
 when  this  Government  comes  with  ०
 Bill  stating  that  it  is  a  good  Bill  and
 that  they  want  to  do  some  good  thing.

 We  can  understand  this
 Government,

 appeasing  the  employer.  But  this  is
 a  rare  occasion  when  this  Govern-
 ment  is  professing  to  punish  the  em-
 ployer.

 1  you  look  very  deeply  into  the  Bill,
 it  is  a  7  line,  innocent-looking  Bill  It
 has  three  tentacles  and  ३  derives
 strength  from  three  corners,  One  is  the
 Economic  Offences.  Limitations  Act,
 1974,  where  22  offences  are  exempted
 from  he  purview  of  the  Criminal  Pro-
 cedure  Code  and  the  other  4ं  Chapter
 36  of  Criminal  Procedure  (०066  and  the
 third  is  Section  24  ang  Section  24८  of
 Industri¢és  Development  and  Regula-
 tion  Act.

 I  am  surprised  with  the  reasoning.
 Actually  this  entire  enactment  is  to  le-
 galise  the  delay  which  it  is.  claiming
 to  be  impossible  to  avoid.  The  delay
 is  being  rewarded  by  this  punishment.
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 offences  under  Section  217
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 Chapter  36  of  Criminal-  Procedure -
 Code  says  that,  the  punishment  would
 be  only  fine  and  that  there  should  not
 be  @  gap  of  six  months  for  taking  e0e
 nisance  on  the  occurrence  of  the  of:
 fence—when  it  is  one  year,  they  keep
 one  year  as  the  gap—and  for  any  offen:
 ce,  punishment  should  be  three  years.
 Three  years’  time  is  given  for  taking

 cognisance.
 “Notwithstanding  snything  conta-

 ter  36  says:

 “Notwithstanding  anything  con-
 taineg  in  the  foregoing  provision,  any
 court  may  take  cognisance  of  any -
 offence  after  the  expiry  of  the  period
 of  limitation  if  it.is  satisfied  on  the
 facts  and  circumstances  04  the.  case
 that  the  delay  has  been  properly  ex-,
 Plained  and  it  is  necessary  to  do  so
 in  the  interestਂ  of  justice.”

 I  would  like  to  know  from  the  Hon.
 Minister  how  Section  473  would  not
 come  to  help  even  if  they  could  not
 complete  their  investigation  within
 that  scheduled  time.

 ।  1७116  like.  to  know  whether  it  is
 necessary  that  such  a  long  time  should
 be  taken.

 After  all,  under  IDRA  what  are  te
 things  that  the  Government  officials
 can  probe?  Those  are  whether  proper
 licence  ig  taken,  proper  rgistrations
 are  made  and  whether  Section  16  of
 the  IDRA  is  being.  followed  or  not.  ।
 wonder  how  these  things  can  be-as-
 certained  and  detected.  The  Govern-
 ment  takes  so  much  time.  They  are
 coming  out  with  this  enactment  act-
 ually  to  reward  the  delay.

 प्राe  .want  that  economie  offenders
 should  pe  caught  immediately.  10
 delay  should  be  there  because  eco-
 nomic  offences  are  committed  by  eco-
 nomically  stronger  people.  1  time
 is  allowed,  they  have  got  hundreds  of
 ways  to  cover  up  their  crimes.  Unlike~
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 other  crimes,  in  dealing  with  econo-
 mic  crimes,  you  -must  be  firm.

 A  law  should  be  made,  an  enactment
 should  pe  Made,  to  investigate  cases
 where  more  time  is  taken.  There
 should  be  fixed  time-schedule  within
 which  the  economic  offences  must  be
 brought  to  book.

 Many  of  my  friends  from  the  oppo-
 ‘sition  have  supported  this  Bill,  but

 I  suspect  the  very  intention  of  this
 Bill;  this  Bill  will  further  dilute  the
 entire  proceedings  against  the  econo-
 mic  offenders  and  strengthen  their
 hands  by  legalising  the  delay  in  the
 procedure  because  the  whole  system,
 including  the  government  officials  and
 Ministers,  ४  based  on  appeasing  the
 employer,  the  money-bag.  ।  am
 opposed  to  this  Bill  because  it  lega-
 lises  it.  ।  will  refer  to  one  or  two
 cases.  ।  have  referred  to  them
 earlier  also.

 Under  section  24  or  24A;  making
 a  false  statement  is  an  offence  puni-
 Shable  with  imprisonment  for  three
 months  and  a  fine  of  Rs.  2,000.  Today
 only  the  Government  has  given  the
 answer.  In  my  Constituency,  there
 is  a  factory,  Kumardhubj  Engineering
 Works.  For.more  than  two  years,
 that  hag  been  lying  closed.  Mr.  Pran
 Prasad,  Chairman  of  Bird  &  e0,
 Heilgers  Group,  violated  all  provisions
 of  section  16  of  the  Industries  (Deve-
 lopment  &  Regulation)  Act,  but  noth-
 ing  was  done  to  him.  Not  only  that,
 this  Government  promised.  to  take
 over  that  factory.  But  you  will  be
 surprised  to  hear  this;  it  is  a  news  to
 the  whole  House,  what  he  has  said
 today  in  answer  to  my  question.  My
 question  was:

 “whether  he  is  aware  that  the
 Chief  Minister  of  Bihar  in  थਂ  radio
 broadcast  on  7-11-80  declared  that
 the  Government  had  decided  to
 take  over  the  management  of
 Kumarahubi  Engineering  Works  in
 Dhanbad  district  of  Bihar;”

 The  answer  to  that  is:  re5,  Sir”.
 They  had  promised,  they  had  assured,

 Amdt.  Bill

 they  had  committed,  and  on  that  com-
 mitment,  the  Chief  Minister  of  Bihar,
 belonging  to  the  same  Party,  went  on
 the  radio  and  announced  to  the  starv-
 ing  workers  that  the  Government  had
 deciaed.  Now,  what  he  is  saying
 further  in  his  answer  today  is  this:

 “The  matter  was  initially  discus-
 sed  by  Minister  of  Industry,  Gov-
 ernment  of  Bihar,  with  Minister  of
 State  of  Industry,  Government  of
 India  on  5-11-80,  but  no  assurance
 for  the  takeover  of  the  factory  by
 the  Central  Government  was  given
 to  the  Government  of  Bihar.”

 That  means,  the  Government  of
 Bihar  bluffed  the  people;  they  came
 on  the  radio  giving  false  impression,
 false  information,  attracting  section
 24A  of  the  IDR  Act  where  the  puni-
 shment  prescribed  is  imprisonment
 for  three  months  and  qa  fine  of
 Rs.  2,000.  They  have  reduced  .  the
 whole  thing  to  such  a  ridiculous
 extent.  The  Minister  इठलाते  ‘come
 out  with  a  statement  on  this.  ।  have
 personally  talked  to  the  officials,  (०
 the  Chief  Minister  and  to  the  Indust-
 ries  Minister.  They  say  that  they  were
 not  fools  to  have  gone  on  the  Radio
 ang  annOunced  to  the  people.  More
 than  2,000  workers,  20,000  tamily
 members,  were  starving  for  the  last
 two  and  a  half  years;  not  only  tnat,
 690  persons  died  of  starvation.  Thi8
 is  the  state  of  affairs.  And  this  is
 the  law  that  they  are  bringing  now,
 an  innocent-looking  law!  Many
 people  are  saying  that  this  ig  a  very
 progressive  law,  this  Government
 wants  to.  punish  the  employer,  they
 would  punish  the  employer!  Very
 good  things  we  are  hearing!  (inter-
 ruptions)  But  they  are  actually
 legalising.  sanctifying,  the  delay.  To
 find  out  whether  gn  employer  has
 violated  a  provision  in  respect  ।  o4
 licence  or  registration  under  section
 16  or  16A  of  the  IDR  Act,  they  take
 more  than  a  year  and,  therefore,  they
 say,  the  provisions  of  the  particular
 section  of  the  Cr.  :.  e  should  be
 diluted.
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 ।  ऋo  like  the  Minister  to  come
 out  clearly  with  a  statement  as  (0
 who  has  given  wrong  information,
 whether  it  is  thie  Government  of  India
 or  the  Government  of  Bihar.  The
 Government  of  Inda  is  giving  infor-
 mation  i  answer  to  a  Parliamentary
 question  and  the  ‘Government  of
 Bihar  is  giving  information  to  the
 people  through  Patna  radio.  Both
 are  owned  by  the  Government.  They
 have  mee  caught  by  today’s  answer;
 they  have  accepted  both,  ।  want
 the  Minister  to  come  out  and  say
 whether  it  is  not  an  offence;  I  would
 like  to  know  how  the  law  should  be
 amended  to  apprehend,  to  punish,  this
 type  of  offence  where  60  workers  died
 of  starvation.  Had  they  not  announ-
 ced,  the  workers  would  not  have
 waited.  211.0  these  months  and  years
 they  waifed  and  पिंड  died.  Their
 meeao  became  prostitutes  and  in
 my  constituency  pot  one  or  two  but
 2300  workmen  are  affected.  They  have
 come  out  with  a  policy  announcement
 that  all  sick  industries  which  have  a
 capital  of  more  than  8.  2  crores
 and  employ  more  than  1000  workmen
 will  be  taken  over.  This  Industry
 has  more  than  Rs.  10  crores  of  assets
 and  it  employs,  according  to  them,
 2300  workers.  “I‘hey  should  come  out
 with  a  proper  policy  on  the  sick  in-
 dustry.  They  should  come  out  with
 wu  proper  amendment  of  the  1  Act.
 They  should  come  out  with  how  the
 economic  offences  could  be  quickly
 dealt  with  and  the  offenders  punfshed
 and  they  do  not  get  out  of  ३.

 With  these  words  I  warn  the  Mini-
 ae  should  come  out  with  how  this
 अ23  necessary.  I  want  to  know
 how  this  Section,  Section  473  of
 Cr.  है.  ए.  would  not  be  used.  Even
 ig  there  fs  delay,  this  enactment  is
 necessary.  With  these  words,  I  hope
 the  ति  x  come  out  and
 clarify  all  these  points  and  more  par-
 ficularly  the  points  I  have.  raised
 regarding  the  Kumardhubi  Engineer-

 os
 x  his  become  a  vic-

 ह  8  sorts  of  economic  offences.
 डापुकघाफत, 5171  oठा०  MUKHERJEE

 (कनाडा:  2a ए  सवार  mane  re-
 ferred  to  economic  aeeree  ‘One
 thing  is  206  very  clear.  To-day
 what  is  meant  ‘by  ‘ah  economic
 offence?

 Certain  things  have  been  referred
 to  by  my  hon,  colleague,  1.  Roy.
 Certain  other  things  have  been.  refer-
 red  to  by  my  hon  friend,  Bapusaheb
 Parulekar.  I  want  to  raise  one
 question.  Undey  the  Industries  ae
 velopment  ana  Regulation  4e  the
 Management  is  taken  over  of  certam
 factories,  aaer  that  8ee  it  is
 seen  that  the  Government  keeps  some
 people  of  the  old  company  who  have
 actually  looted  and  पाकिस्11;  sick  at
 the  helm  and  then  they  go  on  sabotag:
 ing  theindustry.  And  this  kind  of  loot
 goes  on  and  Government  gives  money
 and  afterwards  they  make  it  sick
 again.  Now  I  would  like  to  know  if
 such  practices  shoulda  mot  be  consider-
 ed  economic  offences—cheat:ng  the
 State  as  well  as  deceiving  the  workers
 This  is  my  query.

 Now  with  regard  to  this  Bill  itself,
 I  do  support  it.  But,  at  the  same
 time,  I  also  must  saythat  [  amnot
 very  hopeful  about  the  outcome  of  the
 Bill  because  with  the  existing  powers
 what  was  done  was  very  little.  4t
 the  moment  I  will  raise  some  company
 matters  for  consideration  of  the  hon.
 Minister  as  to  how  they  should  be
 dealt  with,  My  hon  colleague,  Mr
 Yadav  referred  to  West  Benga]  com-
 panies.  One  is  the  National  Rubber
 which  was  taken  over  under  Section
 ४8  23,  as  you  will  understana,  is
 a  rubber  goods  manufacturing  com-

 Pafly  and  ३  was  Sne  of  the  biggest
 in  Asia.  Now,  after  its  management
 Was  taken  over,  immediately  .  te
 workers  got  S0  enthused  that  its  pro-
 duction  went  up  to  worth  2.  1.30
 crores.  ४ut  since  people  who  are
 actually  not  at  all  interesieg  in  See
 ing  it  through  have  been  kept  in  the
 management,  what  is  happening  now
 is  that  no  स  materials  are  avail-
 able.

 Even  if  they  are  available,  only  10
 per  cent ७  tooe  Now  the  result
 ig  that  the  production  worth 1.80  cro-
 res  of  rupees has  come  down  to
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 lakhs  by  way
 company  every  month.  l  15
 the  meaning  of  this  takeover?  Once
 a  company  is  nationalised  forthwith
 Government  should  look  to  the
 workers’  interests  from  the  very  beg-
 inning  so  that  the  production  does
 not  suffer.

 I  am:  for  immediate  nationalisation
 of  the  National  Rubber  Company  as
 it  can  substantially  add  to  -+the  pub-
 te  Séctor,  and  the  rubber  goods  sector
 is  very  important  for  our  country.
 Second  is  the  Bengal  Pottery.  This
 used  to  compete  with  any  other  pot-
 ter  in  India.  It  has  a  very  gooa
 foreign  market.  We  had  been  heac-
 ing  very  much  about  the  necessity
 of  exports.  This  was  an  export-earn-
 ing  company  at  one  time.  As  usual
 the  company  was  looted  and  ultima-
 tely  the  management  was  taken  over
 by  Government.  But  the  thing  15
 that  after  the  takeover  of  the
 management,  the  very  same  people
 had  been  kept  at  the  helm  of  affairs.
 I  can  name  Mr.  Bhagat  for  ¢xample
 who  has  been  kept  at  the  helm  of
 affairs.  What  is  the  use  of  such  a
 takeover?

 You  will  be  surprised  to  know  that
 thére  are  three  factories  in  the  coth-
 Pany,  one  of  which  [r0.  3)  was  ehga-
 ged  in  the  prodction  of  Plaster  of
 Paris.  2  company  is  now  keep-
 ing  its  factory  niimber  three  closed.
 With  the  result,  Plater  of  Paris  ‘has
 to  pe  got  from  the  outside  market
 at  a  very  high  rate  ‘thereby
 incurring  heavy  losses.  People  at  the
 helm  “must  be  interested  in  buying  in
 from  Outside.  90,  this  is  the  way
 déal  ‘with  after  the  management  is
 faken  over.  Why,  after  takeover  of  the
 Management,  the  chance  should  be
 given  to  very  same  people  to  loot?  1
 should  be  a  ‘straight  nationaliastion
 and  the  same  people  shotild  not  be  ४
 the  t  of  affairs.  2nat  is  may
 point,

 Similarly,  in  the  case  ९  म
 you  ‘ठम्,  ‘this  was  a  6४  of

 THe  management  yas

 was  takeriover  after  a ste  lg time.  But
 it  is  still  not  nationalised.  Another
 Company  tooei  meo8  was  taken
 over  only  for  a  year,  after  one  year,
 again,  it  was  handed  over  to  the  very
 same  gentleman.  That  is  the  situation
 now.  Thisis  facing  a  total  collapse.
 So,  my  ‘first  point  is  that  these  kinds
 of  loot  should  be  brought  under  ‘eeon0
 mic  offence’  ang  the  managemient
 should  never  be  left  at  the  hands  of
 the  old  management.  My  second  point
 is  that  the  workers  surely  show/great
 interest  after  take  over.  For  utilising.
 that  every  these  should  be  immediately
 nationlised.

 I  request  the  hon.  Minister  to  क-
 quire  into  the  specific  cases  that  ।
 mentioned  here  and  take  prompt  action.
 In  future  be  on  -guard  against  such
 economic  offenders.

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  INDUSTRY  (SHRI
 CHARANJIT  CHANANA):  Mr,  Chair-
 man,  Sir,  first  of  all,  I  must  thank  the
 hon.  Members  who  have  given  their
 support  (०  this  छात,  ।  8150.0  thank
 those  hon.  members  who  have  reserved
 their  support  to  this  Bill.  I  am  great-
 ful  to  all  the  hon.  हासिल5,  Under
 the  ymbrella  of  this  Bill,  they  would
 like  to  talk  about  sickness  of  industry
 and  so  on  and  so  forth.  They  have
 given  their  suggestions.  In  the  light
 of  eight-point  programmes  they  have
 given  many  more  suggestions.  r
 fact,  the  hon.  Members’  ‘suggestions
 are  valuable  to  me.  It  is  a  different
 thing  whether  we  agree  with  them  or
 not.  But,  as  far  as  this  Bill  ४  concern-
 ed,  I  would  first  like  to  clarify  one
 thing  which,  to  me,  is  very  important.
 Those  friends  who  have  commented
 and  reserved  their  support  should
 know  that  the  Bill  has  been  vetted  -by-
 people  whose  discipline  is  law  and  they
 would  know  it  better  and  decide  bet-
 ter,  The  number  of  lines  do  not  decide.
 the  merit  of  the  Bill  as  Mr.  Roy  took
 objection  to  the  number  of  lines  being
 seven.  I  hope  he  is  not  suspecting
 number  seven  to  be  lucky  or  othrwise,
 Sir,  we  do  not  go  to  the  numerical  as-
 trongly  and,  I  hope,  brevity  is  not  the:
 demerit  of  law.
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 sफ़  CHARANJIT  CHANANA:
 Sir,  Mr.  9aeas  objection  was  as  to

 why  should  this  -  o  Limitation
 should  hang  like  sword  of  Pamcles  on
 the  head  of  the  economic  offenders  and
 that  provoked  me  to  give  a  clarifica-
 tion  when  ।  said  that  an  economic
 offender  yesterday  or  day  before  yes-
 terday  would  remain  an  economic
 offender  because  time  would  not  abso-

 ‘Ive  the  offences  that.  he  has  commit-
 ted.

 Sir,  some  hon.  Members  said  that
 they  do  not  want  to  support  the  amend-
 ment  because  they  feared  that  it  will
 remain  only  on  paper.  ।  May  assure
 them  that  it  is  not  going  to  be  a  paper
 document.  In  fact,  the  main  object  of
 this  Bill  is  to  put  life  into  something
 which  was  weakening.  Some  friends
 have  quoted  our  old  replies  to  the
 Questions  in  the  Parliament  and  draw
 our  attention  to  the  weakness  of  this
 part  of  the  law  of  limitation  where  it
 akes  a  year  for  the  production  figures
 to  be  related.  Sir,  ।  wish  there  were
 statistical  system  which  was  having
 the  terminals  fixed  with  the  computer
 all  over  and  we  had  daily  production
 figures.  Mr.  Chatterjee  pointed  out
 that  it  imposes  a  mere  fine  of  Rs.  5,000
 which  is  pittamce.  1  agree  with  hin.

 “These  were  such  penalties  which  could
 not  mean  anything  and  for  that  reason
 we  wanted  to  remove  this  limitation
 clause  which  coulg  give  them  unbrella
 of  protection.

 Then,  Sir,  while  on  the  one  hand  as
 a  matter  of  policy  we  want  fuller  utili-
 sation  of  installed  capacity,  we  want
 higher  production  and  we  want  to  re-
 gularise  the  excess  capacity  yet  where
 ‘there  is  clash  between  the  interests  of
 the  small  scale  sector  and  large  scale
 sector  we  would  like  that  the  small
 scale  sector’s  growth  is  protected,  pro-
 moted  and  assured  and  any  economic

 offence  which  goes  against  the  develop-
 ment  of  small  scale  industries  would
 be  considered  as  a  serious  economic
 Offence  and  that  does  not  deserve  any
 limitation  at  all.

 Sir,  with  this  clarification,  I  am  sure,
 the  hon.  Members  would  appreciate

 ४a  the  major  object  is  met.  h0.
 Members  have  given  instances  where

 8.  ए  aa  2  companies  have  exceeded.

 the  limit  amd  said  that  we  should  stop
 them  but  stopping  them  by  a  penalty
 of  2८.  5,000  was  meaningless...
 If  one  year’  lapse  is  there  why  should
 they  go  scotfree?  I  don't  know  why
 Daga  ji  does  not  want  that  the  9eo
 cles’  Sworg  should  not  hang  on  them.
 I  want  that  it  should  not  only  hang  on
 them,  but  fall  on  them!  Now,  Sir  my
 friend  Mr.  Roy  talkeq  about  Pranam
 Prasag  Brij  Mohanty.  I  do  not  want  to
 associate  my  party  with  a  name  like
 that  all,  My  friend  talked  of  offences
 committed  2  years  back.  That  was  the
 period  which  the  hon.  Member  gave.
 Now  if  he  has  committeq  any  breach
 under  the  IDR  Act,  we  would  see  to  it
 that  he  is  dealt  with  properly.  The
 treatment  would  not  be  positive  at  all;
 it  will  be  a  fairly  negative  treatment
 to  correct  the  economic  offender.  I  wo-
 uld  not  like  hon.  Members  to  be  re-
 minded  of  their  negative  association
 with  the  Governments  which  promo-
 ted  such  regularisation  things  in  the
 case  of  Kumardhubi  Engineering
 Works.  I  would  like  the  hon.  Member
 to  understand  that  Kumardhubi
 Engineering  Works  has  been  draw-
 ing  our  attention  for  the  last  so
 many  years.  I  wish  you  see  the  whole
 history  of  it.  If  you  come  to  my  cham-
 ber,  I  will  explain  the  whole  thing.  I
 was  explaining  the  position  in  म  re
 ply  to  the  question  today  on  this  very
 firm,  Kumardhubj  Engineering  Works.
 We  have  left  it  to  the  State  Govern-
 ment  to  see  if  they  can  take  it  over.
 There  is  one  other  important  point  and
 I  hope  my  friends  will  appreciate  this.
 We  have  decided  as  a  matter  of  policy,
 to  do  this.  The  main  thing  talkeq  about
 was.  about  the  sick  units,  We  found
 that  regarding  these  53  industrial  units
 as  on  1st  October,  1981,  which  were
 taken  over,  under  the  IDR  Act  the
 longevity  of  the  taking-over  period  was
 80  long  that  we  decided  that  this  is
 not  going  to  be  long  at  all.  My  hon.
 friend  talked  about  National  Rubber.
 Other  hon.  friends  ted  about  Inchek,
 about  Bengal  potteries  and  so  on.  First
 of  all  we  have  to  decide  ध  aoe  on

 the  reore  of  the  evidence  of  curing
 the  sickness of  the  raae  and  ।
 ea  like  to  mention  one  particular
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 The  first  thing  we  have  done  is
 regarding all  those  units  which

 Were  taken  over  as  on  Ist  of  October
 1981  we  should  decide  their  fate  within
 6  ‘months.  Mr.  Chattarjee  talked  about
 this,  Returning  the  units  to  the  private
 sector  or  to  the  same  person  etc.  would
 pot  arise  at  all.  There  are  alternatives
 left  once  a  unit  is  taken  over.  It  may
 be  taken  over  as  a  matter  coming  un-
 der  the  Industrial  Policy  Statement;  it
 may  be  taken  over  by  another  health-
 jer  unit.  Even  if  it  is  in  their  own
 family,  we  would  like  them  to  take  it
 and  get  the  advantages  of  Section  72
 of  the  IT  Act.  That  is  one,  Number
 two  is  nationalisation  of  the  unit.
 Number  threey  or  part  (a)  of  number
 two,  is  this:  We  want  the  State  Gov-
 ernment  to  take  it  over.

 DR.  FAROOQ  ABDULLAH  (SRI-
 NAGAR):  Do  you.  mean  to  say  this
 will  apply  to  all  the  units  which  have
 been  there  before  ist  October,  1981
 also?

 SHRI  CHARANJIT  CHANANA:  I
 think  the  hon.  Member  woulg  appre-
 ciate  what  I  said:  units  which  were  ठ-
 ken  over  as  on  Ist  of  October,  1981,
 before  and  afterwards  also.  Now,  when
 We  take  over  one  unit,  we  must  decide
 within  6  months  85  to  what  is  going  to
 be  the  fate  of  that  unit,  rather  than
 hang  on  that  unit  for  13  years  ang  add
 to  so  many  liabilities  etc.  We  don't
 want  that  at  all.

 Then  the  last  one  is  denotification.
 That  means  liquidation  of  the  unit.  We

 do  not  want  the  basket  of  sick  units  in
 the  hands  of  the  public  sector;  it  fell
 into  them  only  because  the  offenders
 went  away.  I  am  not  trying  to  plead
 for  the  offenders  at  all.  I  would  like  my
 hon.  friends  to  appreciate  this  point.
 The  most  important  factor  which  for-
 ees  the  Government  to  take  over  a
 unit  is  the  interest  of  the  workers,
 Wages  of  workers,  employment  of  wor-
 kers,  arrears  of  wages  etc.  In  many
 cases  we  had  to  take  over  uneconomic
 units.  ।  8  not  talking  of  the  units
 which  the  hon,  Member  has  mentioned,
 The  fate  of  those  units  which  you  have
 mentioned  will  be  decided  and  in  the
 aoee8a  of  being  decided  within  the

 Amdt.  Bill

 guidelines,  we  have
 ae

 about  the
 sick  units.

 aft  गिरधारी  साल  ब्यास  (मौलाना)  2

 मैनें  जो  कहा  था  मेवाड़  टेक्सटाइल्स मिल्स
 के  टेक  Mat  के  नारे  में  उसके  बारे

 में  बताइय े।

 थी.  चरणजीत  चानना  :  उसके  बारे

 में  मैं  बताऊंगा  प्रभी  तो  में  सिक  मिल्स

 इन  जनरल की  जो.  बात.  कही.  .  वहू
 q  ले  रहा  हूं।  और  उसका  भी  वही

 होगा,  सब  का  वही  होगा।  जो  टेकन

 mat  नहीं  है  उसको  भी  मैं  बता  दूंगा।

 I  am  glag  that  you  have  given  म-
 portance  to  the  point.  The  Govern-
 ment  is  already  attaching  high  import-
 ance  to  that.  The  salient  features  of

 these  guidelines  are  88  below:

 (i)  The  Administrative  Ministries
 in  the  Central  Government  will  have
 specific  responsibility  for  prevention
 and  remedial  action  in  relation  to
 sickness  in  industrial  sector  within
 their  respective  charges.  They  will
 have  ०  central  role  in  monitoring
 sickness  and  coordinating  action  for
 revival  and  rehabilitation  of  sick
 units,  In  suitable  cases  they  will  also
 establish  Standing  Committees  for
 major  industria]  sectors  where  s:ck-
 ness  is  wide  spread,

 The  hon.  Members  would  be  aware
 of  the  regular  signal  system,  warning
 signal  system  which  the  financial  insti-
 tutions,  the  development  institutions
 including  the  banks  are  supposed  to
 keep  on  giving.  So,  we  want  a  constant
 monitoring  of  the  development  of  the
 industrial  units.

 (ii}  ?  te  case  of  units  which  are
 showing  symptoms  of  sickness,  the
 financial  institutions  24  strength  the
 monitoring  system  so  that  it  is  pos
 sible  to  take  timely  corrective  action
 to  prevent  incipiant  sickness.  They
 will  obtain  periodical  returns  from
 the  assisteq  units  ang  from  the  9-
 rector  nominated  by  them  on  the

 Boards  of  such  units.
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 yeatSago,*  all  1eae  sorts  of  things
 would,not  have:  come,  पा)  ५  “e  picture,
 at  all.  There  is  no  exemption.  for  the.
 public  sector  units  at  all.  The  act  applies
 to  both  private  as  well  as  public  sector aie

 e  7e  snantial  Indtefutions  and
 Banks  will  initiate  mecessary  correc-)
 tive.  action,  401: . 51016. 11101 6111  sick
 units  based  in  a  diagonistic  study  to
 be  undertaken  by  them.  In  cases  ‘of
 growing  sickness  the  financial  कह(11:
 tions  wilj  also  consider  assumption  of
 management  responsibility  where
 they  are  confident  of  restoring  a  unit
 to  a  healthy  state.

 (iv)  Where  the  Banks  and  Finan-
 cial  Institutions  are  unable  to  prevent
 sickness  or  ensure  revival  of  a  sick
 unit  they  will  deal  with  their  outst-
 anding  dues  to  the  unit  in  accordance
 with  the  normal  banking  procedure.
 However  ,  before  doing  so,  they  will
 report  the  mafter  to  the  Central  o0
 vernment  who  wil]  .  decide  whether
 the  unit  should  be  nationalised  or
 whether  any.  other  alternative  inclu-
 ding,  workers’  participation  in  the
 management  can  revive  the  under-
 taking.

 Now,  there  are  case  where  we  have
 1. 1901,  trieq  to  do  this.  Inthe  case  of
 Dalmia  Dadri  Cement  factory,  we  have
 inviteq  the  workérg  to  Se  up  the  ad-
 ministrative  unit.  as  workers’  manage-
 ment  unit.  But  unfortunately,  there
 could.  not  be  one  like  that  and  we  had  to
 nationalise  that.  Now  the  management
 can  revive  the  undertaking,

 (v)  Where.  it  is  decided  (०  nation-
 asd  the  .undertakinry  its)  manage-
 ment  1ay  te  taken:  over:  under,  the
 provisions!.of  the  Industries  (जिहादी-
 orre  &  Regulation)  4e  पिक  ०
 ह 00:501 135  months  to  enable  the
 Government  (०  te  necessary  steps
 स  nationalisation,

 (vi)  7  ७
 presently  being  managed  under  the

 ।  ी.  हि:  #  ।  ।  ।
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 Act,  1ea
 will  also  be  dealt  with  म  accordance:  ;
 withthe  above  principles,  1  -will.be &
 decided  ifjthe  und  are ८  9er
 nationalised.  07.-ञ  other  alterna-,.
 tives,  cam  0४1६ 8  solution,  If  none,
 of  the  alternat‘es  are  considered  fear.
 sible,  the.  Government.  may  consider;
 de-notification.  of  the  unit,  in  which:
 event  the  8aou3  and.  Financial  Insti-
 tutions  will  deal  with  their  outstand-,
 ing  ‘dues  to  the  undertakings  in  ac-
 cordance  =with  the  normal  banking
 procedures.

 Now,  the  secong  common  point  which
 the  hon.  Members  had  raised  ‘was  the
 I(D&R)  Act  which  according  to  them
 Wag  30  years  olg  and  needed  a  revita-
 lisation.  Well,  :  woulg  like  to  share
 the  hon.  Members’  views  ang  I  have
 already  said  in  this  House  that.  the
 Government’  has.  already.  :81 1:80: "8
 process  of  identifying  areas  where  it
 needs  revitalisation,  where  there  is  any
 gap.  or  there  is  need  for  strengthening
 the  -proyisions  of  the  law.  Ang  if  it  at
 all  reed  be,  iike  this,  we  would  come
 with  any  amendment  that  is  required
 in  the  provision  of  I  (D&R)  Act.

 SHRIMATI  GEETA  MUKHERJEE:
 I  want  one  tlarification.  I  hope  that  the
 Companies  that  I  have  mentioned  do
 not  come  under  your  de-notification
 Act,  I  hope  that  you  are  not  considering
 them  for.  de-notification.  Instead,  you
 will  actively,  consider  these  compan-
 ies  for  immediate  nationalision.

 SHRI  CHARANJIT  CHANANA,  I
 have  informed  the  '  order  of  priority.
 This  ig  the  last  resort.

 2r  CHAIRMAN:  ..  rn6  1 ह १०1:  last
 resort.,  म  vhas  ‘already  *  ऋia  that.

 SHRIMATI  GEETA  MUKHERJEE:
 There  are  8000  ,  ‘worker5  in  one  and_
 there  are  3000  workers  in  another.  ?
 is  for  them  to  do  that.

 SHRI«CHARANJIT  CHANANA:  2
 is  xe  in  our  priority  schedule:  प-
 ।  a  [eeiae०  the  cases  of  Mr.  Sor
 nath  Chatterjee ang)  1  think)  ।  aae  ale:
 ready  raee ito  his)  points.  a.म
 Roy  would  appreciate  that  his  points



 ।  ।  ।  थीं,,
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 ty ways  श
 preciate  if  they  can  haveing  he  code  of
 morality.  Forexample,  rr  Chatterjee
 reaeea  on  thé  judicial  systems.  2  him-
 self  is  a  xeon  connected  withthe  dis-

 cipline  ang  we  ‘would  appreciate  the
 hon.  meeae  cOlleagues  ४  xe  House
 who  are  not  belonging  to  that  discipline
 would  8150 "8868  with  me  in  welcoming
 a  code  of  morality  developed  by  the  le-

 gal  experts  or  the  people  who  are  pro-
 fessionals  in.that  discipline  to  see  that
 they:  are  mot  paid  criminals,  That  kind
 of  national  code  of  morality  can  be  evo-
 lved.  The  country  woulg  definitely  wel-
 come  that.  The  hon.  Member  2.  ‘Pala-
 niappan  talkeg.  about  tax  evasion.  He
 has:  referreg  to  a  particular  case.  He
 brought  about  the  case  of  the  Chief  r-
 nitser  of  Tamil  Nadu  in  the  picture. *  Since  it  doesnot  relate  to  the  Industry
 Ministry,  I  woulg  only  like  him  to  ad-
 dress  the  right  Ministry.

 मैंने  श्री,  व्यास  को  बता  दिया  है
 fe  हम  एक  काम्प्रहेंसिव बिल.  लाने

 की  तरफ  ध्यान दे  रहे.  हैं ।

 थी  गिरधारी  लाल  व्यास  :  (भी  लताड़ा  )  :

 सरकार  ने  "मेवाड़.  टेक्सटाइल  मिले  *  को
 टेक  ग्रोवर  किया  था।  उस  के...  बाद
 दो  तीन  साल  तंक  अपनें  पास.  रखने

 के  बाद  उस  नें  उसको  वापस कर  दिया ।
 आज  उसकी  कंडीशन  यह  है  कि  वे  तीस

 -  लख,  रूपया.  प्राविडेंट  फंड,  का.  खा  गए
 हैं,  तीन  चार  लाख  रूपया,  ई०  एस०
 कराई0  का  खा  गए  हैं  और  करोड़ों  रूपये

 बैकों  के.  बकाया ,है।  वह  मिल  पूरी...  तरह
 सिंक हो.  गई  हँ,  लेकिन  सरकार  कोई  एक्शन
 नहीं लें  रही  हैं।  तीन  चार  हंजार.  लोग *
 बर्बाद  हो: जाएंश्रगे  :।  कोई  .  न..  कोई  एक्शन

 लेना  चाहिएं। |

 SHRI  CHARANJIT  CHANANA:  The

 hon.  Member  has  mede  an  important

 गाडिलककृ0फूए ल चाप धि कडा)  weber  acumerainn

 AGRARAYANA  4 4  003,
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 ae  (दफ अशठ,  छापाधु पि  39  74
 2e  are

 नधपा इन घकफूफूए0छ771.810ह** 10 १५... १0:
 provisions  of

 गुफ़ाला'६ द् (तब  ि  ‘trem@ting  e  meaea  of
 that  Law.  As  ae  3 | 85 ह  3  ease  is  concer-  =

 ned,  in  fact  since  this  concerns  the  Mi-
 nistry  of  ‘Commerte  dealing  with  the
 Textiles,  I  have  already  referred  your
 case  to.  them  ang  I  would  suggest.  that
 you.  address  a  separate  question  to  the,
 Commerce  Ministry  also  and  they  would  ,
 be-able.to.  tell  you.  I  have  only  told  you,
 how,  a3  a  matter  of  principle,  we  shall
 deal  with  the  taken-over  companies.
 Now,  a  taken-over  company  will  know
 its  fate  within  a  period  of  six  months;
 the.  periog  of  two  or  three  years  will
 not  be  there  at  all.

 I  think,  (  have  tried  to  cover  as
 many  points  as  I  could.

 SHRI  A.  ८.  ROY  (Dhanbad):  Sup-
 pose  a  company  is  taken  over,  you  con-
 Sider  how  to  denotify  or  to  nationalise
 it.  But  a  company  whose  take-over  has
 been  assured  cannot  stang  like  that.

 SHRI  CHARANJIT  CHANANA:  99
 far  as  the  taking  over  is
 concerned,  there  is  no  con=-
 cept  as  assuring  the  take-over.
 Either  a  company  is  taken  over.  or  it  is
 under  consideration  of  being  taken
 over.  If  by  taking  over  you  ।  mean
 nationalisation,  that  is  a  separate  thing,

 -  -
 SHRI  -.  ८.  ROY:  I  can  quote  dozens

 of  answers  where  it  was  stateq  that
 you  -were  considering  take-over. -

 SHRI  CHARAN  CHANANA:  Please
 try  td  discriminate  between  taking  over
 and  nationalisation,  Do  you  mean

 स-
 10158 907)

 ४  taking  over?

 S  -.  ए.  ROY:  Under  Section  15.5
 of  the  IDR  you  made  an  _  investigation
 about  the  possibility  of  take-over.  That
 took  place  one  year  back.  The  investi~)
 gation  report  has  been  submitted.  You
 are  fot  “saying  this  भ  ४  e  way,
 You_still  say  that  it  is  under  eoaiae-
 tion.  The  workers  are  perishing  ऋi
 expectation.

 SHRI  CHARANJIT  CHANANA:
 Which  case  क  ४०4  referring  to?



 aa  8eee  Workers

 SHRI  -  ८.  20:  Kumardhobj  8
 gineering  Works,  Dhanbad.

 MR.  CHAIRMAN:  You  examine  this
 case  early  ang  seng  him  a  reply.

 SHRI  CHARANJIT  CHANANA:
 The  case  is  under  my  examination.
 The  hon.  Member  knows  the  history  of
 this  case.  We  had,  in  fact,  Snalised
 this  matter.

 SHRI  BAPUSAHEB  PARULERKAR
 (Ratnagiri):  :  woulg  like  to  know,
 whether  according  to  you  ang  the  Gov-
 grnment,  the  offences  under  Section  24
 of  the  IDR  Act  are  economic  offences.
 To  that  pertinent  question  asked  by  me
 ang  other  colleagues,  you  have  not  so
 Yar  given  any  answer.

 Further,  I  asked  you  yesterday  whe-
 ther  you  were  prompted  to  bring  this
 plece  of  legislation  because  you  have
 instances  before  you  that  some  prose-
 tutions  coulg  not  be  filed  because  they
 were  barred  by  law  of  limitation;  if  so,
 who  are  the  accused;  whether  they
 were  very  high-ups?

 SHRI  CHARANJIT  CHANANA:
 If  IDR  Act  is  an  economic  Act,  the
 breach  of  that  Act  or  provisions  of  that
 Act,  woulg  be  economic  offences.  IDR
 Act  is  an  economic  Act,  and,  there-
 fore,  breach  of  any  provision  of  this
 law  would  be  economic  offences.

 As  far  as  the  number  of  cases  is  con:
 verned,  I  do  not  have  the  list.  If  how-
 ever;  you  want  Soe  instances,  I  can
 give.  These  were  brought  to  our  notice
 by  our  friends  in  this  House.  For  ins-
 tance,  you  know  the  case  of  Colgate
 Palmolive  for  excess  production  of
 tooth  pastes.  It  is  an  item  reserved  for
 small  scale  industry.  This  ig  a  case
 which  was  brought  to  our  notice.

 16.00  hrs,

 MR.  CHAIRMAN:  The  question  ७

 “That  the  Bill  further  to  amend
 the  Economic  Offences  (Inapplicabi-
 lity  of  Limitation)  Act,  1974,  be
 taken  into  consideration.”

 The  motion  was  adopted.

 NOVEMBER,  25,  1981  welfare  cess  392
 (Amdt)  -

 MR.  CHAIRMAN:  Now, the  House
 will  take  up  Clause by  Clause  oaa
 deration  of  the  3  Clause  2.

 There  is  no  amendment  to  ।  ऑ
 Clause.  90  ।  put  Clause  2  to  the  vote
 of  the  House.  The  question  is:

 “That  Clause  2  stang  part  of  the
 Bill.”

 The  motion  was  adopted,

 Clause  2  was  addeg  to  the  Bill.

 MR.  CHAIRMAN:  Now  I  put  Clause
 1,  the  Enacting  Formula  ang  Title  fo-
 gether  to  the  vote  of  the  House.

 The  question  is:

 “That  Clause  1,  the  Enacting  For
 mula  ang  the  Title  stand  part  of  the
 Bill.”

 The  motion  was  adopted.

 Clause  1,  the  Enacting  Formula  and
 the  Title  were  added  to  the  Bill,

 SHRI  CHARANJIT  CHANANA:  ।
 beg to  move:

 “That  the  Bill  be  passed.”

 MR.  CHAIRMAN:  The  question  is:

 “That  the  Bill  be  passed.”

 The  motion  was  adopted.

 16.01  hrs.

 BEEDI  WORKERS  WELFARE  CESS
 (AMENDMENT)  छाता0,

 THF  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  LABOUR  (SHRI  ?
 VENKATA  REDDY):  Mr.  Chairman,
 Sir;  Member’s  may  be  aware  that.a
 Fund  has  been  createg  under  the  Beedi
 Workers’  Welfare  Fund  Act,  1976  for
 financing  measures  to  promote  the  xe-
 fare  of  persons  engaged  in  beedi  esta-
 blishments,  This  fund  is  meant  to  be
 9a4  for:

 (a)  Improvement  of  public  health
 ang  sanitation,  prevention  of  diseases
 ang  provision  of  medica)  care;


